शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 30 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019- श्रावण 4, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 जून 2019 


क्रमांक ई 1-01/2019/एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस . भारतीदासन, भा.प्र.से. ( 2006 ), अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 
छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर , जिला- रायपुर के पद पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमलप्रीत सिंह , सचिव . 
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संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


534 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


[ भाग 1 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर 


नवा रायपुर , दिनांक 22 जून 2019 


क्रमांक एफ 7-12/ 2014/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरेश मिश्रा ( भापुसे 2005 ), पुलिस उप महानिरीक्षक 
( गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ.ग. को दिनांक 22 जून 2019 से 29 जून 2019 ( कुल 08 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति 
किया जाता है. साथ ही 30 जून 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अमरेश मिश्रा आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ), पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ.ग. 
के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने के पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

लीना कमलेश मंडावी , उप - सचिव. 


नवा रायपुर, दिनांक 26 जून 2019 


क्रमांक एफ 7-03/ 2019 / दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह, ( भापुसे ) सेनानी , 5 वीं वाहिनी, 
छसबल, जगदलपुर को दिनांक 03-06-2019 से 14-06-2019 ( कुल 12 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की 
जाती है. साथ ही दिनांक 02, 15, 16 एवं 17-06-2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक , सेनानी , 5 वीं वाहिनी, छसबल जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन , भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह ( भापुसे ) सेनानी, 5 वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर के उक्त अवकाश अवधि में सेनानी, 5 वीं वाहिनी, 
छसबल, जगदलपुर का चालू प्रभार श्री जी. एल. पाटले, रापुसे , प्रभारी सेनानी , 19 वीं वाहिनी, छसबल , करणपुर, बस्तर को उनके वर्तमान कार्य 
के साथ - साथ सौंपा जाता है . 


. 


नवा रायपुर, दिनांक 26 जून 2019 


क्रमांक एफ 1-51/2013/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती पारूल माथुर , ( भापुसे 2008 ), पुलिस अधीक्षक, जांजगीर 
चांपा, छ.ग., को दिनांक 18 जून 2019 से 26 जून 2019 ( कुल 09 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही 15, 16 
एवं 17 जून 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमती पारूल माथुर आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर - चांपा, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ 


2 . 
होंगी. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019 


535 


अवकाश काल में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन , भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते 


3 . 
थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती माथुर ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं. 


5 . 


श्रीमती पारूल माथुर , ( भापुसे 2008 ), पुलिस अधीक्षक, जांजगीर - चांपा , छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक , 
जांजगीर - चांपा, छ.ग. का चालू प्रभार श्री टी . एक्का, भा.पु.से., सेनानी 2 री वाहिनी, छसबल, सकरी, बिलासपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य 
के साथ - साथ सौंपा जाता है . 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . पी . कौशल, अवर सचिव . 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर 


अटल नगर, रायपुर दिनांक 19 जून 2019 


क्रमांक एफ 6-88/ 2009 / मबावि /50. - राज्य शासन एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 
( 1 ) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अधिसूचित करता है 


क्र . 


अनुशंसित संस्था का नाम 


रिमार्क 


सेवा प्रदाता के रूप में अनुशंसित 

जिले का नाम 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


सरगुजा 


फिजा एसोसिएशन , सरगुजा 


नवीनीकरण हेतु 


छ.ग. प्रचार एवं विकास संस्थान, अम्बिकापुर 


पंजीयन हेतु 


2 . 


कांकेर 


बुलबुल शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था, कांकेर 


नवीनीकरण हेतु 


3 . 


कवर्धा 


स्नेह सर्वोदय सेवा समिति , राजनांदगांव 


पंजीयन हेतु 


4 . 


सुकमा 


अशिल शिक्षण एवं प्रशिक्षण वेलफेयर, जगदलपुर 


पंजीयन हेतु 


2 . 


अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी. साथ ही पीड़ित 
को सभी प्रकार के आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार / मांगे 
जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी. 


3 . 


अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. गीता, सचिव. 
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[ भाग 1 


पशुधन विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, नवा रायपुर 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24 जून 2019 


क्रमांक एफ 8-53/ 35 / 2019/ 577.– “ पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 ( 2009 
का 27 ) " की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 7 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) के प्रावधानों के तहत जिला- दुर्ग एवं राजनांदगांव में ग्लैन्डर्स 
रोग के उद्भेद के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण व उन्मूलन हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के दुर्ग नगर निगम क्षेत्र एवं राजनांदगांव नगर 
निगम क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु “नियंत्रित क्षेत्र ” घोषित करती है, परिणाम स्वरूप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के दुर्ग एवं 
राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करती है . 


No. F 8-53 /35 /2019 /577. — In exercise of the power conferred by sub - section ( 1) of Section 6 read with sub 
section (1 ) and (2 ) of section 7 of the “ Prevention and Control of Infectious and Contagious discases in Animals Act, 
2009 (No. 27 of 2009)” , the Government of Chhattisgarh hereby declares municipal area of Durg and Rejnandgaon 
district as “ Controlled area” for equine species of animals to prevent control and eradicate Glanders disease and 
prohibits the movement of animals belonging to equine species from the place where they are kept to any other place 
within or outside the contolled area . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

वाय. पी . दुपारे, उप - सचिव. 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, नवा रायपुर 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2019 


क्रमांक 1568/ आर-39/2019/ 13/ 2. - राज्य शासन के आदेश क्रमांक 137-145 / पॉ.कं.नियुक्ति / 2018/ 13/1, दिनांक 28-01 
2019 द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला को क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, 
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी 
लिमिटेड में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर, पदभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, की 
अवधि के लिए उक्त कंपनियों में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है . 


2 . 


संदर्भित आदेश की कंडिका 3 में श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला की नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी किये जाने का लेख है . 


3 . 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज लिमिटेड के लिये प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतन, भत्ते निर्धारित 
करती है. तद्नुसार श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला को उक्त कंपनियों में पदभार ग्रहण करने की तारीख से पे लेबल मैट्रिक्स 15 के अंतर्गत पे -बैंड 
1,82,200 से 2,24,100 अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाए. 


4 . 


और श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सातवें वेतनमान के अंतर्गत समय - समय पर दिए जा रहे मंहगाई भत्ते 
की दर अनुसार महंगाई भत्ता तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक 2/5/ 2017 - Ell ( B), दिनांक 07 जुलाई 2017 
के अनुसार मकान भत्ता के भुगतान की पात्रता रहेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव. 


भाग 1 ] 
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विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, नया रायपुर 


, 


अटल नगर नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2019 


क्रमांक 6460/ 2125/ 21 - ब/ छ.ग. / 2019. – दण्ड प्रक्रिया संहिता -1973 ( क्र . 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से परामर्श उपरांत श्री सतीश चन्द्र वर्मा, महाधिवक्ता, बिलासपुर को 
छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है . 


No. F 6460 /2125/21- B /C.G./2019. — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section - 24 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, after consultation with the High Court 
of Chhattisgarh , is pleased to appoint Shri Satish Chandra Verma, Advocate General of Chhattisgarh , Bilaspur as 
Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with 
effect from the date he has assumed charge of his office. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रविशंकर शर्मा, 

प्रमुख सचिव . 


जल संसाधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर 


अटल नगर नया रायपुर , दिनांक 3 जुलाई 2019 


क्रमांक 2903/ 85 / डी -3 /जसं/ 2018-19. - छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 ( क्र. -3 सन् 1931 ) की धारा 37 - ए द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कृषकों की ( 1 नवम्बर , 2018 की स्थिति में ) सिंचाई 
जलकर की बकाया राशि को माफ करने की घोषणा करती है . 


No. 2903/ 85/ D -3 / WR/ 2018-19. — In exercise of powers conferred by Section 37 - A of Chhattisgarh Irriga 
tion Act, 1931 (No. 3 of 1931), the State Government, hereby, declares to waive of the amount of arrears of irriagation 
water tax (accrued upto 1st November, 2018 ) of all the cultivators of the State of Chhattisgarh . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

याकुब खेस्स, संयुक्त सचिव. 


खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , नवा रायपुर 


नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 5 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 11-16/ खाद्य/2018 / 29-2. - छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 ( क्र . 29 सन् 1983 ) की धारा 2 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( झ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य के भीतर और बाहर , न्यूनतम समर्थन मूल्य 
पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग , उठाई - धराई एवं संचलन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित की जाने वाली वस्तुओं के उपार्जन , 
उठाई - धराई एवं संचलन से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु लिखित अनुबंधों को भी “ संकर्म संविदा ” में सम्मिलित करती है. 
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No. F 11-16 / Food /2018 /29-2 . - In exercise of the powers conferred by clause (i) of Subsection ( 1) of section 
2 of the Chhattisgarh Madhyashtham Adhikaran Adhiniyam , 1983 (No. XXIX of 1983 ), the State Government, 
hereby, Notifies that the agreements in writing for execution of the work relating to Custom Miling , Handling and 
Movement, of Paddy procured under Minimum Support Price and Procurement, Handling and Movement of com 
modities to be distributed in Public Distribution System within and out of the State shall also be included in “Work 
Contract ". 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव. 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, नवा रायपुर 


अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 29 जून 2019 


क्रमांक एफ 7-1/2013/32. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रानू दिवेकर, सदस्य, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण द्वारा एक माह 
के वेतन के एवज में एक माह का प्रस्तुत नोटिस दिनांक 25-05-2019 को मान्य करते हुए, दिनांक 30-06-2019 अपरान्ह से त्यागपत्र स्वीकृत 
किया जाता है. 


अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 29 जून 2019 


क्रमांक एफ 7-06 /2011/ 32 ( पार्ट -2 ).- राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र . - 23 सन् 
1973 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 
निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है : 


1 . 


1 . 


जिला कोण्डागांव 
जिला धमतरी 


बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र . 
धमतरी पुर्नगठित निवेश क्षेत्र . 


2 . 


1 . 


अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 29 जून 2019 


क्रमांक एफ 7-19/ 2012/32. - इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-05-2017 द्वारा जिला कोरबा जिले के अंतर्गत 
पोड़ी - उपरोड़ा निवेश क्षेत्र पुर्नगठित का गठन करते हुए उसकी सीमाएं निर्धारित करने संबंधी है, के अनुसूची- तीन उत्तर सीमा के ग्राम 
" धौराभाठा, पोड़ी " के स्थान पर ग्राम “धौरामुड़ा एवं पोड़ी उपरोड़ा ” एवं पश्चिम सीमा में “ग्राम - पोड़ी एवं धौराभाठा ” के स्थान पर ग्राम “पोड़ी 
उपरोड़ा एवं धौरामुड़ा ” पढ़ा जाये. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रेजीना टोप्पो , अपर सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019 


539 


जनसंपर्क विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 04-06 /2019/ चौबीस. - राज्य शासन द्वारा विज्ञापन संबंधी पूर्व में जारी किये गये आदेशों, निर्देशों को 
अधिक्रमित करते हुए विज्ञापन नियम में नवीन प्रावधानों को समाहित कर समाचार पत्रों / पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 
न्यूज वेबसाइट्स / न्यूज वेबपोर्टल्स आदि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है : 


विज्ञापन संबंधी नियमावली -2019 

प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन 


कण्डिका -01- जनसंपर्क संचालनालय राज्य के समस्त शासकीय विभागों के लिये एकमात्र विज्ञापन एजेन्सी के रूप में 

कार्य करता है. संचालनालय द्वारा सभी विभागों की ओर से शासकीय आवश्यकतानुसार नियतकालिक प्रकाशनों में 
वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये जाते हैं . राज्य शासन की ओर से प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने के लिये भी संचालनालय 
ही अधिकृत है. निगम / निकायों के विज्ञापन भी संचालनालय की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 
ही जारी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं . 


शासन द्वारा जारी किये गये किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अध्यधीन प्रकरणों को छोड़कर कोई भी शासकीय 
विज्ञापन अनुमोदित सूची से भिन्न किसी समाचार - पत्र में , और जनसंपर्क संचालनालय व छत्तीसगढ़ संवाद से भिन्न 
किसी माध्यम से या सीधे नहीं दिया जायेगा. 


कण्डिका - 02- शासकीय विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र -पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है. विज्ञापनों का 

मुख्य उद्देश्य समाचार एवं सामयिक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार - पत्रों , पत्रिकाओं, जनसंचार के अन्य 
माध्यमों और प्रकाशनों के माध्यम से लक्ष्य समूह में अधिकतम शासकीय योजनाओं / कार्यक्रमों का प्रचार सुनिश्चित 
करना है, ताकि शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की जानकारी जन - जन तक पहुंचे और जरूरतमंद 
लोग उनका अधिकतम लाभ ले सके. विज्ञापन शासन की आवश्यकता और उपलब्ध बजट के 

अनुसार 

जारी किये 
जायेंगे. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी समाचार पत्र / पत्रिकाओं / अन्य प्रकाशनों 
को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. 


विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार - पत्रों की एक 
अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी. इस सूची में चयन के लिये समाचार - पत्रों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना 
होगा. सूची में समाचार - पत्रों के चयन के लिए सक्षम प्राधिकारी ( आयुक्त / संचालक ) जनसंपर्क द्वारा तीन 
अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जायेगा. 


कंडिका -03 विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों की न्यूनतम प्रसार संख्या पांच 

हजार होना आवश्यक होगा. 


कंडिका -04 


विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये समाचार पत्रों का एक वर्ष का नियमित प्रकाशन आवश्यक होगा. 


कंडिका -05 " समस्त नियतकालिक पत्र - पत्रिकाओं को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक ( Registrar of News 

Papers of India) के कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा. 


कण्डिका -06 

सूची में शामिल होने के लिए समाचार - पत्रों द्वारा नियमित प्रकाशन का एक वर्ष पूर्ण होने के बाद निर्धारित 
प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा. आवेदन करने वाले पत्र के लिए न्यूनतम अवधि के सभी अंकों का प्रकाशन 
अनिवार्य होगा. संबंधित विज्ञापन समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में एक बार होगी. 
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समिति द्वारा विज्ञापन की अनुमोदित सूची में समाचार पत्रों को शामिल करने के पूर्व जनसंपर्क 
संचालनालय की विज्ञापन समिति द्वारा उसके स्वर, स्तर, रीति, नीति तथा नियमितता का भी परीक्षण किया जाएगा. 


कंडिका -07 


विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिए समाचार पत्रों का न्यूनतम आकार निम्नानुसार होगा 


क्रमांक 
(01) 


नियतकालिकता 

(02 ) 


न्यूनतम आकार 

( 03 ) 


01. 


दैनिक -पत्र 
साप्ताहिक पत्र 


1520 स्टे.का से.मी. / 7600 वर्ग से.मी. 
960 स्टे . का से.मी. / 4800 वर्ग से.मी. 


02. 


कण्डिका-08 अधिकतम 25 हजार प्रति अंक की प्रसार संख्या के लिए चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा जारी किया गया 

प्रमाण - पत्र आवश्यक होगा . सी.ए. के प्रमाण - पत्र के साथ समाचार पत्र के अभिकर्ताओं ( एजेंटों) की सूची उनके 
मोबाईल / टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पेन कार्ड नंबर, पूरा पता और उन्हें भेजी जा रही प्रत्येक अंक की प्रतियों 
की संख्या का उल्लेख करते हुए अलग से एक प्रमाण पत्र भी प्रकाशक द्वारा संलग्न किया जाएगा. पच्चीस हजार 
से अधिक प्रसार संख्या के लिये डी.ए.व्ही.पी. द्वारा मान्य प्रसार संख्या संबंधी प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ 
इंडिया द्वारा जारी प्रसार संख्या का प्रमाण - पत्र अथवा ए.बी.सी. ( ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) का प्रमाण - पत्र 
आवश्यक होगा. 


कण्डिका - 09- निम्नानुसार दैनिक / साप्ताहिक समाचार पत्रों को अनियमित माना जाकर उन्हें सूची से पृथक कर दिया 
जाएगा : 

12 ( बारह) माह के दौरान दैनिक समाचार पत्र को प्रतिमाह कम से कम 25 दिन प्रकाशित होना आवश्यक 
होगा अन्यथा उसे अनियमित माना जायेगा. 


01. 


02. 


साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन यदि लगातार तीन सप्ताह तक बंद हो तो उसे अनुमोदित सूची से 
पृथक किया जा सकेगा. 


03. 


12 माह में साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रतिमाह कम से कम तीन अंक के हिसाब से 36 अंकों का 
प्रकाशन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनियमित माना जायेगा. 


܀ 


नियमितता के लिए पाक्षिक समाचार पत्रों / पत्रिकाओं के लिए एक वर्ष में कम से कम 20 ( बीस) 
अंकों का प्रकाशन अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे अनियमित माना जाएगा. 


नियमितता के लिए एक वर्ष में मासिक समाचार पत्र / पत्रिका के कम से कम 10 अंकों का 
प्रकाशन अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे अनियमित माना जाएगा. 


04. 


दैनिक / साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक एवं अन्य समाचार पत्रों को संपूर्ण पृष्ठ सहित ई पेपर निर्धारित 
प्रकाशन तिथि को अपलोड करना होगा. 


कण्डिका -10 राज्य शासन की अनुमोदित विज्ञापन सूची में समाचर - पत्रों को शामिल करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार 
किया जायेगा : 

समाचार - पत्रों के प्रत्येक अंक में सम्पादकीय का प्रकाशन आवश्यक रूप से होना चाहिये. संपादकीय 
मौलिक होना चाहिए. सिंडिकेटेड संपादकीय मान्य नहीं होगें . 


01. 


02. 


समाचार - पत्रों में समाचार, लेख एवं अन्य सामयिक सामग्री तथा विज्ञापन का स्टैन्डर्ड मान्य अनुपात होना 
चाहिये. सामान्यतया यह अनुपात 60-40 का होगा. 
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03. 


प्रकाशक के परिवार द्वारा / प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके भागीदार में हितलाभ से संबंध एक भाषा 
में एक स्थान पर एक से अधिक नियतकालिक भिन्न नाम से प्रकाशित होने पर केवल एक प्रकाशन को 
राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले नियमित विज्ञापन की पात्रता होगी । एक परिवार के एक से अधिक पत्रों 
संबंधी प्रकरणों में जानकारी / शिकायत मिलने पर सक्षम प्राधिकारी ( संचालक / आयुक्त) जनसंपर्क द्वारा 
आवश्यक जांच कराकर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा, जिसमें विज्ञापन सूची में 
शामिल न करने अथवा शामिल होने पर सूची से हटाने की कार्रवाई भी शामिल है । 


04 . 


एक बार कम्पोज्ड मैटर का यथावत् भिन्न नाम से समाचार - पत्रों के मुद्रण / प्रकाशन में उपयोग , आल्टर 
की श्रेणी में माना जाएगा, तथा ऐसे समाचार -पत्रों को अनुमोदित सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. 


05. 


सूची से 


सूची में शामिल किसी समाचार - पत्र द्वारा आल्टर किये जाने की शिकायत प्रमाणित होने पर उस पत्र को 

पृथक कर दिया जाएगा. ऐसी जानकारी या शिकायत के प्राप्त होने पर 07 दिवस में कार्रवाई की 
जाना होगी. आल्टर के कारण सूची से निकाले जाने पर संबंधित पत्र के आल्टर किए गए अंकों के लंबित 
देयक भी रद्द माने जावेंगे. 


06 . 


आल्ट्रेशन संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए आयुक्त / संचालक जनसंपर्क द्वारा तीन अधिकारियों की 
एक समिति गठित की जाएगी. ऐसे प्रकरणों में अपील पर निर्णय लेने का अधिकार सचिव जनसंपर्क को 
होगा. 


07. 


आल्टर समाचार - पत्रों से संबंधित प्रेस में मुद्रित होने वाले अनुमोदित सूची के अन्य पत्रों पर भी यही 
कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी. इस संबंध में समाचार - पत्रों का पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय समक्ष 
प्राधिकारी ( आयुक्त / संचालक ) द्वारा लिया जायेगा. इस तरह के प्रकरणों में समान प्रेस में मुद्रण भविष्य 
में अनुमोदित सूची में रहने के लिये मान्य नहीं होगा. 


कण्डिका - 11- अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दंडित लोगों द्वारा प्रकाशित / मुद्रित एवं 

सम्पादित समाचार - पत्रों को विज्ञापन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. इसी प्रकार जिनके विरूद्व न्यायालय में 
इस प्रकार के प्रकरण विचाराधीन होंगे, उन्हें भी सूची में शामिल नहीं किया जायेगा . सूची में शामिल हो चुके ऐसे 
किसी समाचार पत्र के संबंध में शिकायत / जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति के संबंध में शपथ - पत्र प्राप्त 
करने के लिए कार्रवाई की जावेगी. निर्धारित अवधि में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर संबंधित पत्र को 
आयुक्त / संचालक जनसंपर्क द्वारा सूची से पृथक कर दिया जाएगा. 


कण्डिका -12- साम्प्रदायिक अथवा सामाजिक विद्वेश फैलाने वाले समाचार - पत्रों को विज्ञापन सूची में नहीं रखा जाएगा, 

सूची में शामिल किसी पत्र के संबंध में इस प्रकार की शिकायत प्रमाणित होने पर आयुक्त / संचालक जनसंपर्क द्वारा 
संबंधित पत्र को सूची से बाहर / निलंबित किया जा सकेगा. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा भी किसी समाचार - पत्र के 
विरूद्ध उपरोक्त आधार पर यदि निर्णय दिया जाता है तो संबंधित पत्र को विज्ञापन सूची से निकाल दिया जाएगा. 


कण्डिका -13- सूची में शामिल समाचार - पत्र को समाचार - पत्र के आकार, पृष्ठ संख्या या घोषणा - पत्र में कोई परिवर्तन 

किए जाने पर 07 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी ( आयुक्त / संचालक ) जनसंपर्क को सूचित करना होगा. अन्य 
स्त्रोतों से जानकारी / शिकायत प्राप्त होने पर समाचार - पत्र को अनुमोदित सूची से बाहर किया जा सकेगा. 


कण्डिका -14- इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी समाचार –पत्र को शासकीय विज्ञापनों 

के लिये अनुमोदित किया जाता है तो मात्र यही तथ्य शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने के लिये उक्त समाचार - पत्र 
को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं कर देगा. 


उपरोक्त के अलावा सूची में शामिल समाचार पत्रों द्वारा जारी समाचारों, शासकीय वस्तुस्थिति प्रतिवाद 
आदि को स्थान न देने या विरूपित और पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रकाशित करने की स्थिति में विज्ञापन सहयोग 
निलंबित या कम किया जा सकेगा. 
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कण्डिका - 15 यदि किसी भी समय यह प्रमाणित हो जाए कि किसी समाचार पत्र द्वारा शासकीय विज्ञापन दिये जाने 

के लिये आवेदन करते समय दी गई सूचना मिथ्या थी, अथवा ऐसे आवेदन के पश्चात् इसमें लगातार सच्चाई नहीं 
रहती है, या किसी समाचार - पत्र ने नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तो का उल्लंघन किया है , तो सक्षम प्राधिकारी 
( आयुक्त / संचालक ) अनुमोदित समाचार - पत्रों की सूची से ऐसे समाचार - पत्रों के नाम को समिति की अनुशंसा के 
पश्चात् ऐसी कालावधि के लिये जिसे वह उचित समझे हटा सकेगा. यह अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी. 
पुनरावृत्ति होने पर समिति की अनुशंसा पर यह अवधि पुनः बढ़ाई जा सकेगी. प्रकाशक द्वारा सूची में पुनः शामिल 
किए जाने के संबंध में आवेदन करने पर गुणावगुण के आधार पर समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
निर्णय लिया जा सकेगा. 


विज्ञापन की दरें 


कण्डिका -16- राज्य शासन द्वारा सभी समाचार -पत्रों / पत्रिकाओं को भारत सरकार के संस्थान डी.ए.व्ही.पी. द्वारा स्वीकृत 

विज्ञापन दरों पर विज्ञापन की स्वीकृति दी जाएगी । जिन समाचार - पत्रों का डी.ए.व्ही.पी. दर नहीं होगा, उनके लिए 
विज्ञापन की तदर्थ राज्य दर निर्धारित की जाएगी. विज्ञापन की राज्य दर 08 पृष्ठ या उससे अधिक के दैनिक 
समाचार पत्रों, तथा 08 पृष्ठ से अधिक के साप्ताहिक समाचार पत्रों के लिए निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी : 
प्रसार संख्या 5001 से 10000 – 20 रूपए प्रति कॉलम से.मी. (5.00 रूपए प्रति वर्ग से.मी. ) 
प्रसार संख्या 10001 से 15000 -30 रूपए प्रति कॉलम से.मी. (7.50 / - सात रूपए पचास पैसे प्रति वर्ग से.मी.) 
प्रसार संख्या 15001 से 20000 50 रूपए प्रति कॉलम से.मी.(12.50 / - बारह रूपए पचास पैसे प्रति वर्ग से.मी. ) 
प्रसार संख्या 20001 से 25000 – 60 रूपए प्रति कॉलम से.मी. ( 15.00 / - पन्द्रह रूपए प्रति वर्ग से.मी. ) 
प्रसार संख्या 25001 से 30000 – 70 रूपए प्रति कॉलम से.मी.( 17.50 / - सत्रह रूपए पचास पैसे प्रति वर्ग से.मी.) 
प्रसार संख्या 30001 से 50000 - 80 रूपए प्रति कॉलम से.मी.( 20.00 / - बीस रूपए प्रति वर्ग से.मी.) 
प्रसार संख्या 50001 से 75000 – 90 रूपए प्रति कॉलम से.मी.(22.50 / -बाईस रूपए पचास पैसे प्रति वर्ग से.मी.) 
प्रसार संख्या 75001 से अधिक - 100 रूपए प्रति कॉलम से.मी. (25.00 / - पच्चीस रूपए प्रति वर्ग से.मी. ) 


प्रदेश से प्रकाशित अनुमोदित सूची में शामिल अथवा राज्य के बाहर के किसी भी समाचार पत्र / 
पत्रिकाओं को छत्तीसगढ़ शासन की राज्य दर और भारत सरकार की डी.ए.व्ही.पी. दर पर विज्ञापन जारी किया 
जाएगा. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा भी राज्य शासन के निगम / मंडलों / सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापन डी.ए. 
व्ही.पी. / अनुबंध दर पर ही जारी किए जायेगे. 


"किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में और 
शासन को किसी समाचार - पत्र, पत्रिका, नियतकालिक या अन्य किसी प्रकाशन को , जो चाहे राज्य के भीतर या 
राज्य के बाहर प्रकाशित होते हों , उन दरों पर जो उचित समझी जाये, कोई वर्गीकृत या सजावटी विज्ञापन देने की 
पूर्ण शक्तियां होंगी." 


कण्डिका - 17 सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन पत्र - पत्रिकाओं को सहायता देना नहीं है फिर भी प्रसार संख्या, निरंतर 

प्रकाशन की अवधि, कवरेज क्षेत्र और लक्ष्य समूह की दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के प्रकाशनों में संतुलन के उद्देश्य से 
प्रदर्शन विज्ञापनों के लिये समान्यतया निम्न मानदंडो का पालन किया जायेगा : 


श्रेणी 


सीमा राशि 


प्रसार संख्या 


लघु 
मझोले 
बड़े 


15 प्रतिशत से कम नहीं 
35 प्रतिशत से कम नहीं 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं 


25,000 
25001 से 75,000 तक 
75,000 से अधिक 


इन मानदंडों से विचलन के मामले में संचालनालय / शासन को पूर्ण शक्तियां होगी. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019 


543 


समाचार - पत्र - पत्रिकाओं को प्रवेशांक के लिये प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जायेगा । समाचार - पत्र, 
पत्रिकाओं को स्थापना दिवस पर तभी विज्ञापन दिया जायेगा जब उनके द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर कोई 
सार्वजनिक कार्यक्रम / आयोजन किया जाए । समाचार - पत्र, पत्रिकाओं, न्यूज वेबसाइट्स / वेबपोर्टल के कैलेण्डर / कॉफी 
टेबल बुक / परिशिष्ट के लिये किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जायेगा. 


समाचार -पत्रों की श्रेणियां 


कंडिका -18- विज्ञापन देने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित मानकों के अनुसार 

प्रदेश 
और प्रदेश के बाहर के पत्रों को राष्ट्रीय, राज्य , संभाग और जिला स्तरीय और बड़े, मझोले और लघु समाचार - पत्र 
के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा. 


01 . 


02. 


लघु समाचार पत्र प्रति प्रकाशन दिवस जिनकी अधिकतम दैनिक प्रसार संख्या 25 हजार तक हो . 
मझोले समाचार पत्र प्रति प्रकाशन दिवस जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25001 से लेकर 75 हजार तक 
हो . 
बड़े समाचार पत्र प्रति प्रकाशन दिवस जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक हो . 


03. 


वार्षिक पुनरीक्षण 


कण्डिका -19- राज्य शासन के विज्ञापन के लिये अनुमोदित सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा. पुनरीक्षित सूची 

प्रतिवर्ष एक अप्रैल से लागू होगी. पुनरीक्षण के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी देनी होगी. सामान्यतः समाचार पत्रों 
से प्रपत्र में 31 मार्च की स्थिति में प्रति वर्ष 10 मई तक जानकारी प्राप्त किया जाकर सूची का पुनरीक्षण होगा. 
आवश्यकता पड़ने पर संबंधित समाचार - पत्रों से डी.ए.व्ही.पी. को भेजे जाने वाली जानकारी भी प्रस्तुत करने कहा 
जाएगा. जानकारी प्राप्त नहीं होने पर विज्ञापन नहीं देने पर विचार किया जा सकता है. 


कंडिका -20 जनसंपर्क संचालनालय द्वारा विज्ञापन सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के समय सूची में शामिल कम से कम पांच 

प्रतिशत समाचार - पत्रों द्वारा दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है. यह परीक्षण इस संबंध में 
गठित होने वाले विशेष प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा. 


कंडिका -21 जो दैनिक समाचार - पत्र समाचार एजेंसी या पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था करने की आधुनिक संचार प्रणाली 

की सेवा नहीं लेते हैं , उन दैनिक पत्रों को विज्ञापन सूची में पृथक श्रेणी में रखा जाएगा. सूची में शामिल शेष 
समाचार - पत्रों को पृष्ठ संख्या और आकार के अनुसार श्रेणियों में रखा जाएगा. सूची में आने के बाद ऐसी सेवा न 
लेने पर वे स्वतः सूची से बाहर हो जायेंगे. वार्षिक पुनरीक्षण के समय इसका नियमितता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना 
होगा. इस संदर्भ में वही समाचार एजेंसी मान्य होगी जिसके न्यूनतम बीस सशुल्क ग्राहक हों . इनमें से कम से कम 
आधे ग्राहक प्रदेश के होने चाहिये. 


कण्डिका - 22- यदि संचालनालय द्वारा किसी विज्ञापन विशेष को समाचार पत्र के किसी स्थान या पृष्ठ विशेष पर प्रकाशित 

करने के लिये कहा जाए तो समाचार -पत्र की उस समय प्रचलित दर संरचना के अनुसार डी.ए.व्ही.पी. 
नियमानुसार विज्ञापन दर देय होगा. 


राज्य के बाहर के जिन केन्द्रों पर डी.ए.व्ही.पी. दर से विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र नहीं होगें 
अथवा किसी पत्र विशेष में विज्ञापन का प्रकाशन आवश्यक होगा, और जिन महत्वपूर्ण पत्रों में राज्य को कवरेज 
प्राप्त होता है, उनमें उन पत्रों की दर पर भी विज्ञापन प्रकाशित कराए जा सकेंगे. यहां उन पत्रों की दर से आशय 
व्यावसायिक / वाणिज्यिक दर अथवा रेट कार्ड से है. 


विज्ञापन के आकार का प्राक्कलन 


कंडिका -23 01. आफसेट प्रिंटिग प्रेस पर मुद्रित समाचार - पत्रों के लिये विज्ञापनों का आकार दस पांइट के अक्षर को 

आधार मानकर प्राक्कलित किया जायेगा । 
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साप्ताहिक समाचार - पत्रों को विज्ञापन 


कंडिका - 24- विज्ञापन अनुमोदित सूची के राज्य के साप्ताहिक पत्रों को ही दिये जायेंगे, पर सूची से बाहर के एवं राज्य 

के बाहर के पत्र - पत्रिकाओं को आवश्यकता तथा उपयोगिता और बजट उपलब्धता के अनुसार डीएव्हीपी / 
छत्तीसगढ़ शासन की राज्य दर पर प्रदर्शन विज्ञापन दिया जा सकेगा. 


राज्य से प्रकाशित अनुमोदित सूची के ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्रों को , जो गैर व्यावसायिक तथा लाभ 
अर्जित नहीं करने वाले हों , माह के अंतिम ( चौथे) अंक के लिए एक पृष्ठ का विज्ञापन दिया जा सकेगा, जो न्यूनतम 
दस हजार रूपए मूल्य का होगा. ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्रों का न्यूनतम आकार पांच कॉलम , 37 से.मी. होगा तथा 
न्यूनतम आठ पृष्ठ में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा. 


कण्डिका - 25 


01 


छत्तीसगढ़ राज्य के विज्ञान, कृषि, कला, साहित्यिक , सामाजिक चेतना एवं जागरूकता, सांस्कृतिक, 
पर्यावरण , राज्य शासन की योजनाओं पर पूर्णतः आधारित विशेष प्रकाशन और महिलाओं, बच्चो से 
संबंधित प्रकाशनों पर बजट उपलब्धता के अनुसार डीएव्हीपी / छत्तीसगढ़ शासन की राज्य दर पर 
प्रदर्शन विज्ञापन दिया जा सकेगा. इन पत्रिकाओं को एक माह में अधिकतम पचास हजार रूपए और 
एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2.00 लाख ( दो लाख रूपए) तक प्रदर्शन विज्ञापन स्वीकृत किया जा 
सकेगा. 


02 


समय - समय पर आवश्यकतानुसार स्मारिकाओं के लिये प्रदर्शन विज्ञापन जारी किये जाते है. इन विज्ञापनों 
के लिए स्मारिकाओं की न्यूनतम पृष्ठ संख्या ए -4 साइज के 32 पष्ठ आकार की होगी. इन स्मारिकाओं 
में संबंधित सामयिक सामग्री तथा विज्ञापन का आदर्श अनुपात होना चाहिए. 


स्मारिकाओं को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा स्थानीय स्तर के अनुसार एक माह में अधिकतम 
पचास हजार रूपए और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2.00 लाख ( दो लाख रूपए) तक प्रदर्शन विज्ञापन 
स्वीकृत किया जा सकेगा. 


03 


नियतकालिक पत्र - पत्रिकाओं को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के प्रावधानों के तहत 
प्रकाशन होने पर विज्ञापन दिये जाते है । उपरोक्त के अलावा स्तर और महत्व को देखते 

हुए 

संचालनालय 
अनियतकालिक सामुदायिक अखबारों, पत्रिकाओं (कम्युनिटी न्यूजपेपर्स) ग्रामीण नेबरहुड पेपर्स, विशेष लक्ष्य 
समूह 

के लिये ब्रोशर्स और अनियतकालिकों के लिये विज्ञापन दे सकेगा. एक माह में पचास हजार रूपए 
और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.00 लाख ( एक लाख रूपए) तक प्रदर्शन विज्ञापन स्वीकृत किया 
जा सकता है . 


कंडिका -26 पत्र - पत्रिकाओं के मामले में उचित मापदण्डों के अनुसार प्रकाशन की पुष्टि की जाना चाहिए. उचित मानदंडो 

के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल है : 


ch 


अन्य पत्र - पत्रिकाओं से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति न हो. इसी प्रकार पत्र पत्रिका के 
अपने ही अन्य अंकों से समाचार सामग्री और लेख इत्यादि न लिए गए हों. मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ 
सुपाठ्य , स्वच्छ व स्पष्ट हों . 


ख 


पत्र - पत्रिकाओं में ऐसी टीका -टिप्पणी और सामग्री न हो , जो सार्वजनिक शालीनता और नैतिक मानदंडो 
के प्रतिकूल हो. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्धारित आचार संहिता का उल्लघंन करने वाली सामग्री का 
प्रकाशन न होता हो . 


प्रकाशक द्वारा यदि उपरोक्त संबंध में गलत जानकारी दी जाती है या सही तथ्य छुपाया जाता है तो 
समिति की अनुशंसा पर प्रकाशक के प्रकाशन / प्रसारण पर विज्ञापन प्रतिबंधित किया जा सकेगा. 


भाग 1 ] 
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प्रसार संख्या का सत्यापन 


: 


03. 


04. 


कंडिका - 27 जनसंपर्क संचालनालय को अनुमोदित सूची के समाचार –पत्रों या विज्ञापन के लिये आवेदन करने वाले 

पत्र - पत्रिकाओं की प्रसार - संख्या की जांच का अधिकार होगा. इसके लिये संचालनालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया 
जायेगा. इसके अलावा इसके लिये जिला स्तरीय समितियों का गठन निम्नानुसार किया जावेगा 
01 . कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी के दो अधिकारी जिनमें से एक वाणिज्यिक कर विभाग का होगा. 
02. 

जिला जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, पदेन सदस्य सहित होंगे. 
श्रम पदाधिकारी 
संभागीय अभियंता विद्युत कंपनी. 

मुद्रणालय और मुद्रण क्षमता , कागज, स्याही और प्रकाशन में लगने वाली अन्य सामग्री के खरीदी 
के देयक, बिजली के बिल तथा अन्य संबद्ध कारकों के आधार पर प्रसार संख्या का सत्यापन समिति करेगी . 
यह सत्यापन आवश्यकता और शिकायत के आधार पर कराया जा सकेगा. इस समिति के निष्कर्षों से 
असहमत होने पर संबंधित पत्र राज्य स्तरीय अपील समिति में अपना पक्ष रख सकेंगे. समिति सामान्यतया 
ए.बी.सी.( ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) द्वारा मान्य समाचार पत्रों के प्रसार संख्या की जांच नहीं करेगी , जब 
तक कि ऐसे प्रकरणों में जांच कराने का कोई तात्कालिक कारण शिकायत न हो . अपील समिति 
निम्नानुसार होगी : 
01. जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव 

अध्यक्ष 

सदस्य 
संचालनालय की विज्ञापन शाखा के प्रभारी अधिकारी 

संयोजक 


02. 


आयुक्त / संचालक 


03. 


राज्य से प्रकाशित ऐसे किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका आदि की प्रसार संख्या की जांच 
का अधिकार जनसंपर्क संचालनालय को होगा, जिन्हें शासकीय विज्ञापन दिया जाता है. 
जनसंपर्क संचालनालय में गठित राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा 
किसी भी समय किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका की प्रसार संख्या की नियमानुसार जांच 
की जा सकेगी. 


वार्षिक विवरण: - प्रसार संख्या संबंधी प्रमाण पत्र के साथ ही उनके एजेंटों, ( अभिकर्ताओं) तथा 
संवाददाताओं की सूची उनके नाम व पते, आधार कार्ड नंबर , पेन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर , 
एजेंटों को प्रेशित किए जाने वाले अखबार के प्रतियों की संख्या, डाक पंजीयन , वार्षिक आयकर 
रिटर्न, आयकर विवरणिका, जी.एस.टी. भुगतान आदि के अभिलेख भी समाचार पत्र - पत्रिकाओं 
द्वारा प्रतिवर्ष समान्यतः 10 मई से पहले प्रस्तुत किये जाएंगे. 


विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रावधान 


कण्डिका - 28 


1 


जनसंपर्क संचालनालय की पूर्व लिखित स्वीकृति / जारी किये गये आर.ओ. के बिना कोई भी समाचार 
पत्र / पत्रिका / न्यूज वेबसाइट्स / वेबपोर्टल कोई भी शासकीय प्रदर्शन विज्ञापन अथवा वर्गीकृत विज्ञापन 
प्रकाशित नहीं करेगा. यदि किसी समाचार पत्र द्वारा बिना आर.ओ. अथवा पूर्व लिखित स्वीकृति के कोई 
प्रदर्शन / वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और बाद में औपचारिक स्वीकृति या आर.ओ. जारी 
करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो उसे अमान्य किया जायेगा. जारी आर.ओ. के अनुसार ही विज्ञापन 
प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा. 


2 


यदि कोई भी समाचार पत्र वर्गीकृत विज्ञापन के प्रकाशन की अंतिम तारीख के बाद उसे प्रकाशित करता 
है , तो उससे संबंधित देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा. 


3 


वर्गीकृत विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दर अथवा जनसंपर्क संचालनालय द्वारा स्वीकृत तदर्थ राज्य दर पर ही जारी 
किए जायेंगे. 
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4 


विभिन्न शासकीय विभागों से प्राप्त निविदाएं, भर्तियों, संषोधनों आदि से संबंधित वर्गीकृत विज्ञापनों की 
प्रकृति, स्वरूप लागत और आवश्यकता के आधार उनके प्रकाशन हेतु लघु, मध्यम एवं वृहद् समाचार पत्रों 
का चयन किया जाएगा. इस संबंध में विभिन्न शासकीय विभागों में वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने हेतु 
प्रचलित नियमों / भण्डार क्रय नियमों का भी अनुपालन किया जाएगा. 


5 


वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम 
एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, एक संभाग स्तरीय दैनिक समाचार पत्र तथा एक राज्य स्तरीय दैनिक 
समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु उसे जारी किया जा सके. 


दैनिक समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ का निर्धारण 


कण्डिका - 29- दैनिक समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ में दिए जाने वाले शासकीय विज्ञापन के संबंध में मूल प्रथम पृष्ठ 

उसे 
माना जाएगा जिसमें समाचार पत्र के मुख्य शीर्षक के ठीक नीचे प्रकाशन स्थल , दिनांक , अंक , वर्ष, मूल्य और पृष्ठ 
संख्या का उल्लेख 

सुस्पष्ट 

अक्षरों में होगा. 


मूल प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ में दिए जाने वाले प्रदर्शन विज्ञापन की दर का निर्धारण 


कण्डिका - 30- भारत सरकार के डी.ए.वी.पी. की प्रिंट मीडिया संबंधी विज्ञापन नीति 2016 की कण्डिका -16 में शामिल 

प्रावधानों अनुसार, जिनमें प्रथम पृष्ठ पर रंगीन / श्वेत श्याम विज्ञापन प्रकाशन के लिए डी.ए.वी.पी. दर के साथ 50 
( पचास) प्रतिशत, तृतीय पृष्ठ के साथ प्रकाशन के लिए डी.ए.वी.पी. दर के साथ 20 प्रतिशत , पांचवे पृष्ठ के लिए 10 
प्रतिशत , अंतिम पृष्ठ ( Back page) के लिए 30 प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित की जाती है. यह प्रीमियम दर उन 
समाचार पत्रों के लिए लागू होगी जिनकी प्रसार– संख्या एबीसी / आरएनआई द्वारा प्रमाणित है. शेष पृष्ठों में 
विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दरों के अनुसार देय होगा. " स्काई - बस" पर विज्ञापन भी इसी दर के अनुसार देय होगा. प्रथम 
जैकट पेज के लिए डीएव्हीपी दर के साथ 100 प्रतिशत प्रीमियम दर देय होगा. 


भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति 2016 की खंड-24 के अनुसार समाचार पत्र को रिलीज 
आर्डर के 

अनुसार विज्ञापनों के प्रकाशन की दर्शाई गई तिथि का कड़ाई से पालन करना होगा. जनसंपर्क / सहयोगी 
संस्था संवाद कभी - कभार प्रकाशकों से विशिष्टि पृष्ठ पर प्रदर्शन / सजावटी विज्ञापनों को छपवाने का अधिकार 
सुरक्षित रखता है. किसी समाचार पत्र के पूरक पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापन पर भुगतान के लिए विचार नहीं किया 
जाएगा. रिलीज आर्डर में दिए गए दिनांक तथा पृष्ठ के अन्यथा किसी अन्य दिनांक तथा पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापनों 
को भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. 


न्यूज वेबसाइट्स / न्यूज वेबपोर्टल पर विज्ञापन 


कंडिका -31 डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर / राज्य के बाहर से संचालित 

न्यूज वेबसाइट / वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यता / उपयोगिता / अवसर और बजट उपलब्धता के 
आधार पर स्वीकृत किये जाएंगे . इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को 
शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडो को अपनाया जायेगा : 

प्रत्येक वेबसाइट / पोर्टल को अपने होम पेज पर वेबसाइट / पोर्टल के प्रकाशक , संचालक , संपादक का 
नाम मोबाईल नंबर , ई मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिए. उन्हें प्रतिदिन अपनी 
वेबसाइट्स / पोर्टल को अपडेट भी करना होगा. 


01 


02. 


राज्य के समाचारों को प्राथमिकता से अपलोड करने वाले वेबसाइट / वेबपोटल को विज्ञापन देने में 
प्राथमिकता दी जायेगी. साथ ही स्थानीय वेबसाइट को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जायेगी. 


03 


वेबसाइट्स को केवल प्रदर्शन विज्ञापन दिया जायेगा. वीडियो और वर्गीकृत विज्ञापन नहीं दिया जायेंगे. 
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04 


न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑन लाइन हो. इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और 
इंटरनेट का पता (URL ) नहीं बदला गया हो. 


05 


वेबसाइट मासिक दृश्य संख्या ( यूनिक यूजर ) 10000 से कम नहीं होना चाहिये. Users से अभिप्राय होगा 
google analytics की रिपोर्ट में वर्णित एक माह की कुल यूजर संख्या. 


06 


Users के संबंध में वेबसाइट संचालको द्वारा google analytics की रिपोर्ट निर्धारित आवेदन / प्रस्ताव 
पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जनसंपर्क संचालनालय को प्रस्तुत किया जाना होगा. 


07 


जनसंपर्क संचालनालय के पास अन्य विश्वसनीय वेब ट्राफिक एनालिसिस टूल्स द्वारा यथासंभव इस 
मासिक दृश्य संख्या Users संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि का अधिकार होगा. 


08 


विज्ञापन हेतु राशि की गणना वेबसाइट को visit करने वाले Monthly Users के आधार पर निम्नानुसार 
05 (पांच) श्रेणियों में वर्गीकृत कर की जाएगी : 


1 माह की यूनिक यूजर संख्या 


अधिकतम राशि 


श्रेणी 
( राज्य के भीतर ) 


A 


10000-25000 


10000 


B 


25001-75000 


20000 


C 


75001-150000 


30000 


D 


150001-300000 


40000 


E 


300001 से अधिकतम 


50000 


1 माह की यूनिक यूजर संख्या 


अधिकतम राशि 


श्रेणी 
( राज्य के बाहर ) 

A 


25000-50000 


10000 


B 


50001-100000 


20000 


C 


100001-300000 


30000 


D 


300001-500000 


40000 


E 


500001 से अधिकतम 


50000 


09. 


सभी नियम की पूर्ति करने वाली न्यूज वेबसाईट्स को अवसर / उपयोगिता / आवश्यकता और बजट 
उपलब्धता के दृष्टिगत रूपये 50,000 / - (रूपये पचास हजार) तक की सीमा में विज्ञापन स्वीकृति का 
अधिकार सक्षम प्राधिकारी ( आयुक्त / संचालक ) जनसंपर्क को होगा. “ इससे अधिक राशि के किसी भी 
प्रकार के विज्ञापन प्रस्ताव / पैकेज को उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां 
राज्य शासन को होगी. 


. 


10 


न्यूज वेबसाइट्स की स्मारिकाओं, कॉफी टेबल बुक , स्थापना दिवस निजी आयोजनों, विशेषांक को प्रदर्शन 
विज्ञापन नहीं दिया जावेगा. 


11 


समाचार पत्र / पत्रिकाओं / टी.वी . चैनलों की वेबसाइट्स / वेव पोर्टल को शासन की उपयोगिता / आवश्यकता 
और बजट उपलब्धता के दृष्टिगत रूपये 50,000 / - (रूपये पचास हजार) तक की सीमा में विज्ञापन 
स्वीकृति का अधिकार सक्षम प्राधिकारी ( आयुक्त / संचालक ) जनसंपर्क को होगा. इससे अधिक राशि के 
किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रस्ताव / पैकेज को उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण 
शक्तियां राज्य शासन को होगी . 
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12. 


राज्य शासन / आयुक्त / संचालक / जनसंपर्क को वेबसाइट्स के स्तर, वेबसाइट्स की सामग्री, औचित्य 
और लक्ष्य समूह की आवश्यकता को देखते हुए किसी वेबसाइट्स की विज्ञापन संबंधी पात्रता की स्वीकृति 
एवं अस्वीकृति के संबंध में पूर्ण अधिकार होगा. न्यूज वेबसाइट / न्यूज वेबपोर्टल पर किसी तरह की 
अमर्यादित , अवांछित सामाग्री का प्रकाशन / प्रसारण / लिंक प्रदर्शित होने पर प्रदर्शन विज्ञापन देय नहीं 
होगा अथवा निरस्त कर दिया जायेगा. 


इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन 


कण्डिका - 32- जनसंपर्क संचालनालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे- टी.वी, चैनल्स और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित 

एलसीडी / एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में स्थापित एलसीडी / एलईडी डिस्प्ले आदि पर 
आवश्यकता और बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर प्रदर्शन विज्ञापन दिये जा सकेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 
प्रदर्शन विज्ञापन जारी करते समय निम्न मापदंडों को अपनाया जायेगा : 

टी.वी. समाचार चैनल का पंजीयन प्रमाण पत्र . 


01 


02 


टी.वी. चैनल को अधिमान्य संस्था द्वारा दिया गया टी.आर.पी. प्रमाण - पत्र. 


03 


राज्य के मामले में प्रदेश के जिलों में चैनल के प्रसार वाले जिलों की संख्या और कवरेज क्षेत्र . 


04 


चैनल के राज्य में कार्यरत ब्यूरो कार्यालयों / संवाददाताओं की संख्या, प्रसारण संसाधनों का ब्यौरा. 


05 


टी.वी. चैनल का मान्य डी.ए.वी.पी. दर . 


06 


स्थानीय केबल के मामले में प्रसार क्षेत्र और ग्राहक परिवारों की संख्या का प्रमाण - पत्र. इसमें पे - चैनल को 
चुकाये जाने वाले शुल्क का प्रमाण - पत्र भी शामिल है. 


07 


प्रादेशिक टी.वी. न्यूज चैनल के अलावा अवसर और बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत राज्य से बाहर के 
टी.वी. चैनल्स को भी प्रदर्शन विज्ञापन दिए जा सकेंगे. 


08 


इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रदर्षन विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दर पर दिये जायेंगे . प्रदेश भर में बहु - प्रसारित 
ऐसे न्यूज चैनल्स , जिनका डी.ए.वी.पी. दर नहीं होगा, उन्हें समकक्ष न्यूज चैनलों के डी.ए.वी.पी. दर से 
आधी दर पर प्रदर्शन विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे. 


“किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार 
सीमा में और शासन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते 
हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी. 


09 


राज्य शासन के जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण ( Live Telecast) कराया जा 
सकेगा. आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर योजनाओं और निर्णयों आदि पर केन्द्रित न्यूज 
कैप्सूल / विशेष कार्यक्रम / योजनाओं के हितग्राहियों की सफलता की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम का 
प्रसारण किया जा सकेगा. 


10 


न्यूज चैनल्स में विज्ञापन आदि के प्रसारण की आवृत्ति निर्धारण जनसंपर्क संचालनालय द्वारा किया जाएगा . 


11 


अशासकीय / निजी, व्यावसायिक रेडियो / एफएम रेडिया के लिए भी विज्ञापन न्यूज चैनल्स के समान 
मापदंडों के अनुसार दिये जा सकेंगे. सामुदायिक रेडियो के मामले में शासन इन नियमों को शिथिल कर 
सकेगा. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019 
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शासकीय प्रचार माध्यमों, यथा - दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को उनके द्वारा निर्धारित दरों पर विज्ञापन दिया 
जा सकेगा. 


1 


कण्डिका - 33- समाचार पत्र - पत्रिकाओं की तरह इलेक्ट्रानिक मीडिया ( टी.वी. समाचार चैनल्स और रेडियो) को भी अनुमोदित 
सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी : 

सभी टेलीविजन समाचार चैनलों / एफ.एम. रेडियो चैनलों को भी प्रिंट मीडिया की तरह अनुमोदित सूची 
में शामिल किया जाएगा. इसके लिए उन्हें भी जनसंपर्क विभाग की निर्धारित प्रश्नावली में आवश्यक 
जानकारी / दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा. इलेक्ट्रानिक मीडिया टी.वी, चैनल्स, स्थानीय केवल टी . 
वी . और रेडियो हेतु यह प्रश्नावली अलग से तैयार की जाएगी. 


2 


उपरोक्तानुसार अनुमोदित सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रश्नावली में आवेदन पत्रों पर विचारार्थ 
जनसंपर्क संचालनालय में अधिकारियों की एक (पांच सदस्यीय) समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी 
( आयुक्त / संचालक ) जनसंपर्क द्वारा किया जाएगा. यह समिति समाचार - पत्र - पत्रिकाओं के लिए गठित 
की गई विज्ञापन समिति के अतिरिक्त होगी. 


सोशल मीडिया में प्रदर्शन विज्ञापन 


कण्डिका - 34- सोशल मीडिया में प्रदर्शन विज्ञापन निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाएगा: 

प्रचार - प्रसार के परंपरागत माध्यमों के अलावा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों (Tools) में भी 
शासकीय आवश्यकता, उपयोगिता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर विज्ञापन दिए जा सकेंगे. 


1 


2 


सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों, यथा- फेसबुक , ट्वीटर, यू - ट्यूब आदि में आवश्यकता एवं बजट की 
उपलब्धता के आधार पर विज्ञापन जारी किया जा सकेगा. इसके अलावा सोशल मीडिया के ऐसे माध्यम , 
जो वर्तमान में प्रचलन में नहीं और भविष्य में संभावित प्रभावी माध्यम हो सकते हैं , उन साधनों का भी प्रचार 
-प्रसार के लिए सम्यक उपयोग किया जा सकेगा. 


3 


शासकीय योजनाओं के प्रचार - प्रसार के लिए मोबाइल - मीडिया, यथा- बल्क एसएमएस, वॉइस कॉल , 
व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सहित मोबाइल - मीडिया के अन्य साधनों को आवश्यकता और बजट की उपलब्धता 
के आधार पर विज्ञापन दिया जा सकेगा. 


सोशल मीडिया पर विज्ञापन दर निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी ( आयुक्त / संचालक ) जनसंपर्क द्वारा 
गठित समिति के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा. 


“किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में 
और शासन को सोशल मीडिया जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रसारित होते हों , उन दरों पर जो 
उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी । 


. 


निरसन 


कण्डिका - 35- इस नीति में उल्लेख किए गए नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व से प्रवृत्त प्रभावशील अनुदेश इसके द्वारा निरसित 

किये जाते हैं. परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश या की गई 
कार्रवाई इस नीति के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई समझी जायेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव. 
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Hall P495, 37241 7 r farlich 23 Mile 2019 


941 14 04-06 /2019/ lata. — 4ra & Hifat a 311089G 348 2 GUS ( 3 ) 2314UT À FH fan telah 
अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

उमेश कुमार मिश्रा , संयुक्त सचिव. 


Nava Raipur, Atal Nagar, the 23rd July 2019 


No. F 04-06 /2019 /24. — The State Government, hereby superseding its previous orders and instructions 
regarding advertisement policy for newspapers, electronic media, websites, web portal etc enforces following provi 
sions with immediate effect : 


Advertisement Rules 2019 


Advertisement in Print Media 
Para -01- Directorate of Public Relations acts as the only advertisement agency for all Government Departments of 

the State . Classified advertisements of all Government Departments are released through the Directorate of 
Public Relations. Directorate of Public Relations (DPR ) is the only authorized agency of State Government 
to release advertisement. Advertisements for corporations/ semiGovernment bodies are released by its sis 
ter -concern organization Chhattisgarh Samvad as directed by the Government. Any Government advertise 
ment, except those cases subjected to the general or special instructions issued by the Government, cannot 
be given to any newspaper,which is not in the approved list of Directorate of Public Relations and Chhattisgarh 
Samvad . 


Para -02- Objective of Government Advertisement is not to provide financial aid to the journals, magazines 

and newspapers Main objective of advertisements is to ensure promotion of as many Government schemes/ 
programmes and reach out to the target groups through newspapers , magazines, other media and publica 
tions that publish news and contemporary information , so that Government schemes have a reach to every 
person and the needy persons may take maximum benefit from the same. 


Advertisements will be released as per requirement and based on the budget available for the same. 
Despite any provision included under these rules, no newspaper/magazine or any other publication would 
have any right to claim issuance of advertisement to them . 


For issuing advertisement, an approved list of daily and weekly newspapers published from the 
state would be prepared . For selection in this list , newspapers will have to send application in prescribed 
format. A committee of three officials would be formed by the Competent Authority (Commissioner /Direc 
tor) Public Relations for enlistment of newspapers. 


Para-03- To get enlisted in the advertisement list minimum circulation of daily and weekly newspaper should be at 

least 5000 copies 


Para -04- To get enlisted , the newspaper should have had regular publication for minimum one year compulsorily . 


Para -05- Registration of all the aforementioned newspapers and magazines at the office of Registrar of Newspaper 

of India (RNI) is compulsory. 


Para - 06- To get enlisted , newspapers may apply in prescribed format, after completion of one year of its regular 

publication . For applying, publishing of all the editions of the newspaper for prescribed minimum period is 
compulsory . Concerned Advertisement Committee will meet once in six months. 


Before including newspaper in the approved list the committee will examine its voice, standard , 
policy and regularity . 
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Para -07- To get enlisted in the advertisement list minimum size of news paper should be as following: 


S.No. 


Periodical 


Minimum size 


1 


Daily - paper 


1520 Standard . Column cm / 7600 square cm 


2 


Weekly – paper 


960 - Standard Column cm / 4800 cm 


Para - 08- For circulation of maximum 25 thousand per edition , certificate issued by Chartered Accountant would be 

compulsory . Along with the certificate issued by CA , publisher will have to produce list of agents and their 
phone numbers, aadhaar card number, pan card number , complete address and another certificate mention 
ing the total number of copies of each edition being dispatched to them should be attached . For newspaper 
with circulation of more than 25 thousand, certificate issued by DAVP for circulation number, certificate 
issued by RNI or Audit Bureau of Circulation will be compulsory. 


Para -09- Daily /Weekly Newspaper will be considered irregular and will be removed from the list on the 

following basis 
1 . Over a span of 12 months , it is compulsory for the daily newspaper to publish at least 25 days per 

month , otherwise it would be considered as irregular. 


2 . 


If the weekly newspaper does not get published for consecutive three weeks , then it would be 
removed from the approved list. 


3 . 


In a period of 12 months, it is compulsory for the weekly newspaper to have published at least three 
issues a month i.e. 36 issues in a year , otherwise it would be considered as irregular . 

To qualify in terms of regularity as biweekly newspapers/magazines, publication of at 
least 20 issues in a year would be compulsory for being considered as regular; otherwise 
it would be marked as irregular. 


To qualify in terms of regularity, monthly newspaper/magazine will have to publish at 
least 10 issues in a year ; otherwise it would be considered as irregular. 


4 . 


Daily /weekly /biweekly /monthly and other newspapers ( including all pages ) and their E - paper edi 
tions should be uploaded on the fixed days of publication . 


Para - 10- State Government will consider following points in selection of newspapers for approved advertisement 

list 


1 . 


Editorial is necessary in every edition of the newspaper. It should be original, syndicated editorials 
will not be recognized . 


2 . 


Newspaper content should include 60/40 ratio of news, articles, contemporary material and adver 
tisements . 


3 . 


In case Publisher s family /partner directly or indirectly publishes issue in more than one language 
in same place with different name in particular time interval, then only one of the publications 
would be eligible for regular advertisement. If entry of more than one newspapers of same media 
house is reported , the competent authority (Director/ Commissioner) Public Relations would probe 
the matter and take final decision based on the pros and cons; this includes the action pertaining to 
inclusion or exclusion of the name from advertisement list. 


4 . 


Once composed matter is printed or published as it is by different newspaper name then the 
newspaper will be considered in altered category and shall not be included in the approved list. 


5 . 


In case of complaint of alteration by newspaper is proven , the newspaper will be remove from the 
list and action against the newspapers will be taken within 7 days. Pending bills of the newspaper, 
charged of alteration , will be cancelled . 
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6 . 


To take decision in alter cases , a committee of three officers will be constituted by Commissioner/ 
Director, Public Relations. In such cases Principal Secretary /Secretary /Commissioner /Director of 
Public Relations will have the right to take decision in cases of appeal. 


7 . 


Same action will be taken against other newspapers of approved list , printed in the altered newspa 
per press . After hearing the plea of concerned newspapers, final decision will be taken by Compe 
tent Authority (Commissioner/ Director Public Relations). In these cases, the newspapers concerned 
will not be allowed to get printing done in the same press as the altered newspaper, if they are 
willing to remain enlisted in the approved list. 


Para - 11- Newspaper published/printed and edited by a person , who has been punished for immoral or antisocial 

crimes by the court , shall not be included in the list. Similarly , those people having any case of this nature 
is sub - judice in the court , will not be enlisted . In case any complaint/ information regarding those already 
included in the list is received , the concerned person will have to submit an affidavit . In case, the affidavit 
is not submitted by the concerned person on time, the newspaper concerned will be removed from the list by 
Commissioner/Director Public Relations. 


Para- 12- Newspapers spreading communal or social hatred shall not be included in the list and if any complaint of 

this kind against the enlisted newspaper is proven to be true , then the newspaper will be excluded /suspended 
from the list by the Commissioner/Director of Public Relations. If on the aforementioned basis, Press Council 
of India gives decision against the newspaper, it will be removed from the list. 


Para - 13- In case of any variation in size , number of pages or declaration letter of the paper , the Commissioner/ 

Director Public Relations should be informed about the same within 7 days. In case the information/ com 
plaint regarding the same is received from any other source , the newspapers will be removed from the list. 


Para - 14- Despite the fact that the policy approves the newspapers enlisted for Government advertisements, the 

newspaper does not have the right to claim receiving advertisement. In addition , if the newspaper is found 
to be not giving proper place to Government s stand , impugnment or publishing that in biased way, the 
issuance of advertisementmay be curtailed or suspended . 


Para - 15- If any information provided by enlisted newspaper while applying , is found incorrect and is proven to be 

false or if there is any flouting of the conditions specified in the rules, then the competent authority 
(Commissioner/Director) Public Relations may remove such papers from the approved list for a period of 
time that may be deem fit , after getting approval from the committee . This period of expulsion will be of 
maximum one year. In case of recurrence , the period of expulsion can be extended on recommendation of 
the committee. If the publisher applies for re- inclusion in the list, then the application would be examined 
by the committee on the basis of its merits and demerits and then competent authority may take decision 
based on the recommendation of the committee . 


Rates of advertisements 


Para - 16- State Government will sanction advertisements to all the newspapers/magazines on the advertisement rates 

approved by Government of India s institution DAVP. The newspapers, for which DAVP rate is not 
prescribed , State Government will decide the ad -hoc state rates for them . State s rate for advertisement for 
daily newspapers with 8 or more pages and weekly newspapers of 8 or more pages are as follows : 


Circulation no 5001 to 10000 
Circulation no10001 to 15000 
Circulation no 15001 to 20000 
Circulation no 20001 to 25000 
Circulation no 25001 to 30000 
Circulation no 30001 to 50000 
Circulation no 50001 to 75000 
Circulation no more then 75001 


20 Rs. Per Column cm (Rs 5 per sq cm ) 
30 Rs. Per Column cm (Rs 7.50 per sq cm ) 
50 Rs. Per Column cm (Rs 12.50 per sq cm ) 
60 Rs. Per Column cm (Rs 15.00 per sq cm ) 
70 Rs. Per Column cm (Rs 17.50 per sq cm ) 
80 Rs. Per Column cm (Rs 20.0 per sq cm ) 
90 Rs. Per Column cm (Rs 22.50 per sq cm ) 
100 Rs. Per Column cm (Rs 25 per sq cm ) 


Enlisted newspapers/magazines that are published from the state or outside the state will be given 
advertisements at state - rates fixed by Chhattisgarh Government and Government of India s DAVP. 
Chhattisgarh Samvad will also release advertisements of State Government s Corporations/Boards/Public 
Undertakings only at DAVP/contract rate . 
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Directorate, under its jurisdiction and the Government has all the rights reserved to give any 
classified or display advertisement at the rate which may be appropriate to any news paper , magazines, 
periodical or other publication , published inside or outside the state . 


Para- 17- Supporting newspapers/magazines is not the sole objective of Government advertisements, still to main 

tain balance between publications of different categories based on circulation , regularity of publishing , 
coverage area and target group , following criteria will be adopted for display advertisement: 


Category 


Limit Amount 


Circulation 


Small 
Medium 
Large 


Not less than 15 % 
Not less than 35 % 
Not more than 50 % 


25000 
25001 to 75000 
75001 and above 


In case of any deviation from the above criteria, state Government/Directorate will have all rights 
reserved . 


No display advertisement will be given to the newspapers for their inaugural issue. Advertisement 
on foundation day of newspaper/magazine will be provided only if they organize any public programmed / 
event on the occasion of foundation day. No display advertisement will be given for calendar/coffee table 
book /booklet of newspapers, magazines, news websites/web portal. 


Categories of Newspapers 


Para - 18- For the purpose of providing advertisement, State Government classifies newspapers published from the 

state and outside from time to time based on notified standards under headers such as national, state , divi 
sion - level and district level and big , medium and small . 
1 . Small newspaper- which has maximum daily circulation of up to 25 thousand . 
2 . Medium newspaper- which has daily circulation between 25,001 & 75000 
3 . Big newspapers- which has circulation of more than 75000 . 


Annual Revision 


Para - 19- State Government would revise the approved list for advertisement every year. Revised list will be appli 

cable from 1st April every year. For revision, information should be provided in the prescribed format. 
Generally , information in prescribed format as on March 31 will be received from newspapers by May 10 of 
every year, based on which the list will be revised . If required , the newspapers concerned will be asked to 
submit information submitted to DAVP. If the information is not received on time, action of debarring 
the newspaper from receiving advertisement would be considered . 


Para - 20- At the time of revising the approved list, Directorate of Public Relations may conduct physical verification 

of information provided by at least five per cent of the enlisted newspapers . This verification would be 
conducted by the special cell constituted for this purpose . 


Para - 21- Daily newspapers which do not take service of news agencies or modern communication system of any 

registered institution shall be kept in separate category. Remaining newspapers shall be categorized based 
on the number of pages and its size . After inclusion in the list, if they do not deploy any such services, 
they shall be automatically excluded from the list. At the time of annual revision , applicants will have to 
submit a certificate of regularity of their newspapers. In this context, news agencies with minimum 20 paid 
customers, including at least half of the paid customers from the state , will be eligible . 


Para -22- If the Directorate asks for placement of a particular advertisement on a particular page or place on the 

newspaper, then the payment for the same would be made based on the relevant rate structure under DAVP 
Rules for Advertisement Rates. 


Advertisement can be provided to the newspapers published from outside Chhattisgarh , for which 
DAVP rates are not available or if publishing a particular advertisement on a particular newspaper is neces 
sary or important newspapers which provide coverage to the state , on their advertisement rates. Here , their 
advertisement rates refers to the commercial rate card of those particular newspapers. 
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Estimation of sizes of advertisements 


Para 23- 1. For the newspaper printed on offset printing press, size of advertisement would be estimated on the basis 

of ten point letter. 


Advertisement to Weekly Newspapers and Magazines 


Para -24- Advertisements will be given only to the weekly newspapers of state included in the approved list, but as 

and when required , also based on the availability of budget, display advertisements may be given to news 
papers /magazines not on the list or to those that are published from outside Chhattisgarh on DAVP rates or 
on the ad - hoc state rates of Chhattisgarh Government. 


The non -profit or non -commercial weekly newspapers of the state included in approved list can be provided 
one -page advertisement of minimum worth Rs 10,000 for their last issue of the month . The minimum size 
of such weekly newspapers should compulsorily be of five columns, 37 cm and minimum eight pages. 


Para -25 

1 . 


For publications fully based on Chhattisgarh state s science , agriculture , social awareness, culture, 
environment, special editions on state Government schemes or special publications based on women 
and children , display advertisements can be provided as per budget availability on DAVP rates/ 
rates decided by State Government. Such magazines can be sanctioned display advertisements of 
worth Rs 50000 maximum in a month and that of maximum Rs 2 lakh in one financial year. 


2 . 


From time-to - time as and when required , display advertisements are released for souvenirs. For 
these advertisements , size of the souvenir should be minimum 32 pages of A - 4 size . These 
souvenirs should have ideal ratio of contemporary content and advertisements . 


Souvenirs (national, state -level and local level) can be provided display advertisements of 
maximum worth Rs 50,000 and that of Rs 2 lakh maximum in a financial year. 


3 . 


The periodical newspapers-magazines are provided advertisements , if they are published under the 
provisions of Press and Book Registration Act 1867. Besides the above, Directorate will be able to 
provide advertisements to non -periodical community newspapers, magazines, rural neighbourhood 
papers , brochures for special target groups , irregular editions considering their importance. For 
such publications, display advertisement worth maximum Rs 50 thousand in a month and display 
advertisements worth Rs one lakh in a financial year can be sanctioned . 


Para -26- In case of newspapers-magazines, verification should be done to check if the advertisements have 

been published as per the parameters or not. The standard parameters, alongwith other points , include the 
following: 
a ) News items or articles should not have been copied from other newspapers -magazines. Likewise , 

the news items and articles etc should not have been taken from other editions of the same maga 
zine/newspaper. Printed content and photograph should be clear and legible. 


b ) 


Newspapers -magazines should not publish any comment or content, which is against public de 
cency and moral criteria . It should not violate code of conduct defined by Press Council of India . 


In case , the publisher provides wrong information or hides important information , then on recom 
mendation of the committee , that publication can be prohibited from receiving advertisements. 


Verification of Circulation 


Para 27- Directorate of Public Relations will have the right of inquiring and verifying about the circulation of the 

enlisted newspapers or magazines and journals . For this purpose , a special cell will be constituted in the 
Directorate . In addition to these district -level committees will be constituted as following: 
1 . Two class one officers nominated by the Collector , of whom one should be from Department of 

Commercial Tax (GST) 
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2 . 


In -charge officer of District Public Relations Office will be ex -officio secretary . 


3 . 


Labour officer 


4 . 


Divisional Engineer of Electricity Company 


The Committee will verify circulation of the newspaper on the basis of the press and its printing 
capacity , paper, ink and bills ofmaterial used in publication , electricity bills and other concerned factors. 
Verification can be done when required or on the basis of complaint. In case of any disagreement with the 
decision of committee , concerned paper may appeal to the state -level committee . 


Committee will not generally inquire the circulation no. of newspapers recognized by ABC ( Audit 
Bureau of Circulation ) unless and until there is no urgent reason or complaint. Structure of appeal commit 
tee will be as following: 
1 . Principal Secretary / Secretary Public Relations 

President 


2 . 


Commissioner /Director Public Relations 


Member 


3 . 


In - charge officer of advertisement section 


Convener 


DPR has the right to verify the circulation of any newspaper or magazine etc published from the 
state , which are under consideration for allotment of Government advertisement. State - level com 
mittee constituted under Directorate of Public Relations and the district- level committees can do 
verification for number of circulation of any newspapers/magazines as per the rules . 


Annual Details :- Newspapers/magazines in the approved list will have to submit certificate of 
their number of circulation , list of correspondents with their name and address , aadhaar card num 
ber, pan card number, mobile number, newspaper copies sent to the agents , postal registration , 
annual income tax return , income tax details , GST payment related records, etc every year before 
May 10 . 


Provisions for Publishing Advertisement 


Para - 28 

1 . 


No newspaper/magazine/news website/ web portal can publish any Government display advertise 
ment or classified advertisement without pre -issued written permission or R.O. released by 
Directorate of Public Relations. If any newspaper publishes any display /classified advertisement 
without RO or pre - issued written permission and then applies for formal permission or RO , it 
would be rejected . It is compulsory to publish advertisement only as per the RO released . 


2 . 


If any newspaper publishes classified advertisement after the given last date of publishing, no 
payments would be done for the same. 


3 . 


Classified advertisement would be released at DAVP rate or the state ad-hoc rate decided by Direc 
torate of Public Relations. 


4 . 


Based on the nature, format and requirement of the classified advertisements related to tenders 
received from various Government departments, recruitment, amendments etc, small , medium and 
big newspapers will be selected . For releasing classified advertisement in various Government 
departments, adherence to the relevant rules/store purchase rules will be ensured . 


5 . 


Selection of newspapers for classified advertisements will be done in a way that the advertisement 
gets published in minimum one local daily newspapers , one division - level daily newspaper and 
one state - level daily newspaper. 


First Page in Daily Newspaper 


Para - 29- In case Government advertisement is allotted to be published on the first page of a daily newspaper, page 

with main title of the newspaper under which address of publication , date, issue , year, price and page 
number 1 is mentioned clearly in proper manner will be considered as the first page . 
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Rate fixation for Display Advertisements given on actual First and Last Page 


Para - 30- According to the para - 16 of print media related advertisement policy 2016 of Government of India s 

DAVP, 50 % premium rate with DAVP rate for black and white advertisement on first page , 20 % premium 
rate with DAVP rate for publishing advertisement on third page, 10 % premium rate with DAVP rate to 
publish advertisement on fifth page , and 30 % premium rate for last page is fixed . These premium rates are 
applicable for those newspapers, which have their number of circulation certified by ABC /RNI. Advertise 
ment on remaining pages will be given in DAVP rates. Advertisement on " Sky -bus will also be given on 
DAVP rates. For first jacket page, 100 % premium rate will be payable along with DAVP rate . 

As per 

section 24 of Government of India s Print Media Advertisement Policy 2016 , newspapers 
will have to strictly adhere to the deadline for publishing the given advertisement as per the release order. 
Public Relations/sister concern institution Samwad has the rights reserved to get display/ decorative adver 
tisements published on particular pages occasionally. Payment request for advertisement published on supple 
ments of the newspapers will not be taken into consideration . Bills of the advertisement published on a date 
or a page different than the date and the page number mentioned in the release order will not be accepted . 


Advertisement on News Websites/News Web Portals 


Para - 31- Keeping in view the importance and requirement of digital mediums, display advertisements for news 

websites/web portals operated from within /outside of Chhattisgarh will be released as per the requirement/ 
importance /occasion based on the availability of budget. Despite any of the points mentioned in these rules, 
none of the news websites would have the right to claim release of Government advertisement to them . 
Allotment of advertisements will be done on following parameters : 


1 . 


Each website / portal should have names , email - ids and mobile numbers of publisher, director, 
editor along with editorial address displayed on the home page of the website /portal. They should 
also update their website /portal on daily basis. 


2 . 


Website/web portal that uploads State -related news with priority will be given preference in 
viding advertisements . Also , local websites will be given priority in terms of advertisements. 


3 . 


Websites will be given only display advertisements , and during this period , no video or classified 
advertisement would be given . 


4 . 


News website should have been online for at least one year. During this period , no changes should 
have been made in the name and URL of the website . 


5 . 


Number of unique users in a month of the website should not be less than 10000. ‘Users refers to 
total number of users in one month as shown in Google analytics. 


6 . 


Website operators should compulsorily present Google analytics report regarding ‘users along 
with the application /proposal letter. 


7 . 


Directorate of Public Relations has all rights reserved to verify the number of unique users in a 
month using other trustworthy web traffic analysis tools . 


8 . 


Calculation of payable amount for advertisements would be done by dividing the websites/portals 
in five categories on the basis of monthly users visiting the website , in following manner : 


Number of Unique Users in one 

month 


Category 
( those operating 

from within 
the state ) 


Maximum Amount 

( in Rupees ) 


A 


10000-25000 


10000 


B 


25001-75000 


20000 


С 


75001-150000 


30000 


D 


150001-300000 


40000 


E 


300001 and above 


50000 
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Number of Unique Users in one 

month 


Maximum Amount 

(in Rupees ) 


Category 
(those operating 
from outside 
the state ) 

A 


25000-50000 


10000 


B 


50001-100000 


20000 


C 


100001-300000 


30000 


D 


300001-500000 


40000 


E 


500001 and above 


50000 


09 . 


Competent Authority (Commissioner /Director ) Public Relations will have right to sanction adver 
tisements worth up to Rs 50,000 /- to the News websites which abide by all the rules will be sanc 
tioned advertisements, as per the occasion / importance/ requirement and budget availability . State 
Government has all rights reserved for sanction of advertisement proposal packages of any kind 
worth more than the aforementioned amount at rates considered as appropriate . 


10 . 


No advertisement will be given for souvenir, coffee table book , foundation day, private events or 
special issue of the news website . 


11 . 


Competent Authority (Commissioner/ Director ) Public Relations will have the right to release 
advertisements of worth up to Rs 50,000/- to the websites/web portals of newspapers , magazines , 
and TV channels as per the importance /requirement of the Government and based on budget avail 
ability. “ For Advertisements worth more than the aforementioned amount, State Government will 
have the full power to release advertisement proposal/packages at the rates that deem appropriate” . 


12 . 


State Government or Commissioner/Director Public Relations have all the rights reserved to ap 
prove /reject eligibility of websites to receive advertisements based on standard , content, relevance 
and target group of the website . Advertisement will notbe provided or cancelled if the newswebsites/ 
news web portals are found to have uploaded /displayed any immoral or offensive content/link . 


Advertisement on Electronic Media 


Para - 32- Directorate of Public Relations can release display advertisement to electronic media such as TV channels 

and LCD /LED display boards placed at public places, airports and railway stations etc as per the require 
ment and budget availability . Following parameters would be adopted for issuing display advertisement to 
electronic media : 
1 . Television Registration Certificate of the TV News channel. 


2 . 


TRP certificate awarded to the TV news channel awarded by authorized organization . 


3 . 


In case of state, the coverage area and number of districts of the state where the channel is 
telecasted will be taken into consideration . 


4 . 


Number of bureau offices/ correspondents, telecast resources of the channel in state . 


5 . 


Approved DAVP rate for the TV channel 


6 . 


In case of local cable network , certificate of the area covered and the number of consumers will be 
considered . This includes the certificate of fee paid for pay -channel. 


7 . 


Besides regional TV news channel, display advertisements can be given to TV channels based 
outside the state as per the occasion and availability of budget . 


8 . 


Display advertisement to electronic media will be given at DAVP rates. Those multi -broadcast 
news channels , for which DAVP rates are not available, display advertisements will be released to 
them at half the DAVP rate for equivalent news channels. 
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Despite what is mentioned in these rules, Directorate, under its authority limits , and 
Government has full power to release advertisements to any electronic media , whether tele 
casted in state or outside the state, on rates that they find appropriate. 


9 . 


State Government can go for Live Telecast of the important programmes related to public interest. 
On the basis of budget availability and requirement, news capsules/special programmes based on 
schemes and decisions etc and success stories of beneficiaries can be telecasted . 


10 . 


Directorate of Public Relations will decide the frequency of the broadcast of advertisement etc on 
news channels . 


11. 


Advertisements to Non -Government/Private , Commercial Radio / FM Radio will also be released 
as per the similar parameters. Government may slacken the rules in case of community radios. 


12 . 


Advertisements to Government s promotion mediums such as Doordarshan and Aakashwani will 
be given on the rates fixed by them . 


Para - 33- Similar process for enlistment of approved electronic media ( TV news channels and radio ) will be adopted , 

as it was done for newspapers and magazines. 
1 . Like print media, enlistment of approved TV news channels/ FM radio channels will also be done. 

For this , the TV news channel operators and FM radio channel operators will also have to apply for 
enlistment along with all the necessary information /documents demanded in prescribed question 
naire of Department of Public Relations. Separate questionnaires will be prepared for electronic 
media TV channels , local cable TV and radio . 


2 . 


A five -member committee will be constituted by Directorate of Public Relations by competent 
authority (Commissioner/Director) Public Relations for consideration of applications submitted in 
response to the questionnaire for inclusion in approved list. This committee would be in addition to 
the advertisement committee formed for newspapers/magazines. 


Display Advertisement in SocialMedia 


Para - 34- Display Advertisement on social media will be released on following conditions: 
1 . Besides the traditional mediums of promotion and publicity, various tools of social media can also 

be utilized for advertisements based on the Government s requirement, utility and budget avail 
ability. 


2 . 


Advertisements can be released on various social media platforms such as facebook , twitter, you 
tube etc , as per the requirement and budget availability. Besides, those social media platforms, 
which are presently not so popular buthave potential of becoming effective medium of communi 
cation in future can also utilized as and when required . 


3 . 


For publicity of Government schemes, mobile media such bulk SMS, voice call, Whatsapp , Instagram 
and other medium can be also be used as and when required based on budget availability. 


Advertisement rates for social media will be decided by the committee constituted by competent 
authority ( Commissioner/Director). 


“ Despite what is mentioned in any of the rules, Directorate, under its authority limit , and 
Government has all the rights reserved to release advertisement in social media , whether 
broadcasted from the state or outside the state , at the rates which they find appropriate.” 


Repeal 


Para -35- All previous orders/instructions before enforcement of the regulations mentioned in this policy are can 

celled by this. But any order issued or action taken under the cancelled rules and orders will be taken as 
under the provisions of this policy . 


By the name of Governor of Chhattisgarh & as Ordered , 

UMESH KUMAR MISHRA , Joint Secretary . 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 13 जून 2019 


क्रमांक -10189/ अ-82/2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पोंड़ीउपरोड़ा 


1.686 


गुरसियाँ 
प.ह.नं. 49 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन गुरसियाँ व्यपवर्तन 
संभाग, कोरबा. 

योजनांतर्गत दायीं तट 
मुख्य नहरनिर्माण कार्य 
के लिए. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पोड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 13 जून 2019 


क्रमांक -10192/ अ-82/2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पोंड़ीउपरोड़ा 


5.545 


पाथा 
प.ह.नं. 52 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , कोरबा. 


पाथा 

जलाशय 
योजनांतर्गत शीर्षनिर्माण 
कार्य के लिए. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पोड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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कोरबा, दिनांक 21 जून 2019 


क्रमांक -10642 / भू - अर्जन/04/ अ -82 / 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


करतला 


0.544 


कनकी 
प.ह.नं. 02 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन तेन्दुवाही व्यपवर्तन 
कोरबा. 

योजना के नहरनिर्माण. 


संभाग, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 21 जून 2019 


क्रमांक -10645/ भू- अर्जन /10/ अ -82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


करतला 


3.305 


गुमिया 
प.ह.नं. 01 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन तेन्दुवाही व्यपवर्तन 
कोरबा. 

योजना के नहर निर्माण . 


संभाग , 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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कोरबा, दिनांक 21 जून 2019 


क्रमांक -10648/ भू - अर्जन / 22 / अ -82/2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


करतला 


1.475 


तरदा 
प.ह.नं. 09 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन गंगदेई व्यपवर्तन योजना 
संभाग , कोरबा. 

का बांयी तट मुख्य नहर 


निर्माण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


जशपुर, दिनांक 10 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/ अ-82 /2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगाँव 


0.667 


जामझोर 
प.ह.नं. 38 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , जशपुर . 


गेरानाला जलाशय 
योजना की मनोहरपारा 


शाखा नहर क्र . 04 का 
भू - अर्जन प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगाँव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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जशपुर, दिनांक 10 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/ अ -82 / 2018-19 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगाँव 


0.364 


चौराआमा 
प.ह.नं. 22 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , जशपुर . 


घरजियांबथान जलाशय 
योजना की 

डूबान 

क्षेत्र 
का पूरक भू - अर्जन 
प्रकरण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगाँव के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जशपुर, दिनांक 10 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/ अ -82 /2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगाँव 


1.885 


तमता 
प.ह.नं. 15 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, जशपुर . 


खरकट्टा जलाशय 
योजना के बांयी तट 
मुख्य नहर का भू - अर्जन 
प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगाँव के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019 
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जशपुर, दिनांक 10 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 15 / अ-82 / 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगाँव 


2.789 


जमरगी (झिंगरेल ) 

प.ह.नं. 26 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, जशपुर. 


लोकेर जलाशय योजना 
की दांयी तट शाखा नहर 
का भू - अर्जन प्रकरण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगाँव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 29 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/ अ-82 /2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


घरघोड़ा 


नूनदरहा 


0.503 


कार्यपालन अभियंता , लोक निर्माण नूनदरहा - नवा डीह मार्ग 
विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग में पझार नाला पर पुल 
क्र . - 2 , रायगढ़. 

निर्माण में प्रभावित निजी 
भूमि . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


564 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुंद , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


महासमुंद, दिनांक 5 जुलाई 2019 


क्रमांक 263 /05 - अ/82 / 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


सरायपाली 


2.75 


कलेण्डा 
प.ह.नं. 41 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, महासमुंद . 


सिंगबहाल जलाशय 
योजना नहर निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सुनील कुमार जैन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


434/3 


0.02 


महासमुंद, दिनांक 5 जुलाई 2019 


434/5 


0.02 


434/8 


0.02 


434/13 


0.01 


385/16 


0.02 


436/7 


0.05 


385/11 


0.03 


क्रमांक 01/ अ -82 / वर्ष 17-18.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


34 


0.20 


385/14 


0.01 


385/13 


0.02 


127/2 


0.60 


264 


0.11 


अनुसूची 


127/1 


0.01 


68 


0.03 


127/5 


0.08 


381/1 


0.17 


35/16 


0.06 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला महासमुंद 
( ख ) तहसील - सरायपाली 
( ग ) नगर/ ग्राम - लांती 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.67 हेक्टेयर 


35/15 


0.09 


40/1 


0.12 


भाग 1 ] 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


385/3 


0.03 


127/7 


0.20 


385/5 


0.01 


127/6 


0.36 


436/19 


0.03 


415/1 


0.17 


385/2 


0.02 


436/10 


0.02 


433/4 


0.02 


434/9 


0.02 


436/8 


0.02 


434/10 


0.01 


385/4 


0.01 


योग 


41 


4.67 


433/2 


0.04 


40/2 


0.08 


433/17 


0.03 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सिंगबहाल 

जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य . 


434/2 


0.24 


436/6 


0.02 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


8 


0.35 


436/5 


0.02 


69 


0.60 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सुनील कुमार जैन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


33 


0.70 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा छत्तीसगढ़ 


कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2019 


क्रमांक/11438/ भू - अर्जन/2019. - अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) पोडीउपरोड़ा जिला कोरबा के पत्र क्रमांक /723 / भू - अर्जन/ 2019 
पोडीउपरोड़ा दिनांक 25-06-2019 द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 
2013 ( सामाजिक समाघात निर्धारण सहमति तथा जनसुनवाई ) नियम -2016 का क्रियान्वयन हेतु नियमों का निर्माण के संदर्भ में गुरसिया 
सलिहाभाठा मार्ग में पड़ने वाले ग्राम दमुउकुण्डा के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण बाबत् प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 
निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है : 


क्र . 


विशेषज्ञ समूह 


नाम व पदनाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


क . 


गैर शासकीय सामाजिक विज्ञानी 


श्री बिनय कुमार अम्बस्था, समाज कार्य ( MSW ) के. आर. टेक्निकल 
कॉलेज , अम्बिकापुर जिला सरगुजा ( छ.ग. ) 


ख . 


स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि 


1. श्री विरेन्द्र मरकाम, जनपद सदस्य 
2. श्री मनोहर सिंह श्रोते , सरपंच ग्राम पंचायत मानिकपुर 


ग . 


पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ 


श्री पी . एन. साय, सेवानिवृत्त तहसीलदार दादर रोड , कोरबा 


घ . 


परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी 


श्री अक्षय जैन , अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु 
उपसंभाग कोरबा. 


विशेषज्ञ : 


ङ 


प्रभावित क्षेत्र का तहसीलदार 


श्री एल. के. कोरी, प्रभारी तहसीलदार पोडीउपरोड़ा 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


[ भाग 1 


उपरोक्त में से क्रमांक ( क ) श्री बिनय कुमार अम्बस्था, समाज कार्य ( MSW ) के. आर. टेक्निकल कॉलेज, अम्बिकापुर जिला 
सरगुजा ( छ.ग. ) को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है एवं क्रमांक ( ख ) , ( ग ) एवं ( घ ) समिति के सदस्य होंगे तथा क्रमांक ( ङ ) प्रभावित क्षेत्र 
के तहसीलदार समिति के संयोजक होंगे. समिति अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) पोड़ीउपरोड़ा पुनर्वास प्रशासक के मार्गदर्शन में सामाजिक 
समाघात निर्धारण संबंधी कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करेंगे एवं प्रतिवेदन पुनर्वास प्रशासक को समय- सीमा के भीतर प्रस्तुत करेंगे. 


हस्ता./ 
अपर कलेक्टर. 


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 21 जून 2019 


CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE 


क्रमांक 1726 /पंग्राविवि/ 2019.- Certified that we have in the fore noon of this day respectively made over and 
received charge of the office of Secretary , Pachayat & Rural Development Department in pursuance of order No. $ 
1-01/ 2019/ एक -2, dated 06-06-2019 joining time on 21-06-2019 ( fore noon) ( Mention dates ). 


हस्ता./ 
अवर सचिव . 


